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 मंगलवार, 28 जुलाई, 2015/6 श्रावण, 1937 (शक)
प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत नई वस्‍तुओं को लाया जाना 
876. श्री सी. एम. रमेश: 
क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत अब तक सम्‍मिलित की गई योजनाओं का ब्‍यौरा क्‍या है; 
(2) क्‍या यह सच है कि सरकार खाद्य पदार्थों, मिट्टी के तेल और अन्‍य वस्‍तुओं को प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण के दायरे में लाने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; 
(3) सरकार गत वर्ष वस्‍तुओं को प्रतयक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत लाकर कितनी धनराशि बचा पाई है; और 
(4) क्‍या यह भी सच है कि प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण द्वारा एल. पी. जी. के अंतर्गत केवल 25 प्रतिशत अन्‍यत्र उपयोग को रोका जा सका है, और यदि हां, तो सम्‍पूर्ण 100 प्रतिशत अन्‍यत्र उपयोग को रोकने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?
उत्तर
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)
(क) और (ख): सभी मंत्रालयों/विभागों की केन्‍द्रीय क्षेत्र की/केन्‍द्र द्वारा प्रायोजित सभी स्‍कीमों जिनमें अलग-अलग लाभार्थियों के लिए नकद अंतरण निहित है, को शामिल किए जाने के लिए प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का कार्यक्षेत्र एवं दायरा बढ़ाया गया है। डीबीटी मिशन ने इस संबंध में दिनांक 13.02.2015, 19.02.2015 और 26.02.2015 के का. ज्ञा. सं. आई-11011/58/2013-डीबीटी के तहत एक रूपरेखा निर्धारित की है जिसका सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा पालन किया जाना है। 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्‍यम से खाद्य सब्‍सिडी को युक्‍तिसंगत बनाने एवं सुधारने के उपाय के तौर पर, भारत सरकार ने राज्‍यों/संघ राज्य क्षेत्रों को डीबीटी अथवा उचित मूल्‍य  की दुकानों के स्‍वचालनीकरण का चयन करने का सुझाव दिया है और इसे राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के परामर्श से कार्यान्‍वित किया जाएगा। चूंकि मिट्टी के तेल का डाटाबेस पीडीएस के डाटाबेस से जुड़ा है और यह राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र का विषय है, मिट्टी के तेल पर सब्‍सिडी के प्रत्‍यक्ष नकद अंतरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण के अनुरूप बनाया जाएगा। 
(ग) और (घ): प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण का उद्देश्‍य यह सुनिश्‍चित करना है कि विभिन्‍न कल्‍याण स्‍कीमों का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे, चोरी में कमी आए/समाप्‍त हो और ऐसी सेवाएं प्रदान करने की लागत घटे। इस डीबीटी पहल का उद्देश्‍य भारत सरकार की सभी स्‍कीमों/कार्यक्रमों तथा राज्‍यों की सहमति से उनकी स्‍कीमों को शामिल करना है। इस पहल के विस्‍तार के कारण इसके कार्यान्‍वयन की प्रक्रिया में समय लगेगा। 
‘पहल’ स्‍कीम मुख्‍य रूप से व्‍यावसायिक प्रयोजन के लिए सब्‍सिडीशुदा सिलेंडरों के उपयोग के प्रलोभन को घटाकर सब्‍सिडी बचाएगी। वर्ष 2014 और 2015 के तीन महीनों अर्थात् अप्रैल, मई और जून में घरेलू और गैर-घरेलू क्षेत्र में एलपीजी की खपत में प्रतिशत वृद्धि इस प्रकार है:- 
	पैक्‍ड घरेलू एवं पैक्‍ड गैर-घरेलू छूट रहित खपत में % वृद्धि 

	
	पैक्‍ड घरेलू एलपीजी खपत में वृद्धि
	पैक्‍ड गैर-घरेलू छूट रहित खपत में वृद्धि

	
	2014
	2015
	2014
	2015

	अप्रैल
	11.8
	7.8
	-13.4
	41.3

	मई
	17.2
	3.5
	-11.1
	37.0

	जून
	13.8
	10.3
	-57.3
	28.2


‘पहल’ स्‍कीम नकली/निष्‍क्रिय खातों को बंद करके सब्‍सिडी बचाएगी। सरकार, चोरी रोकने के लिए उपभोक्‍ताओं के एलपीजी डाटाबेस और बैंक खातों को आधार से जोड़ने को प्रोत्‍साहन दे रही है।
*****
